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रोजगार के अवसर बढान ेके ललए कदम 

 

1864.  श्रीमती झरना दास बदै्यः 

 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बतान ेकी कृपा करेंगे ककः  

 

(क)  सरकार द्वारा दशे में रोजगार के अवसरों की वार्षचक वृलि दर और रोजगार के अवसर बढाने के 

ललए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और 

(ख)   भारत में बेरोजगारी की दर को कम करन ेके ललए लवगत तीन वषों के दौरान सरकार द्वारा ककतन े

लोगों को स्थायी रोजगार प्रदान ककया गया था, तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह?ै 

 

उत्तर 

श्रम और रोजगार राज्य मतं्री  

 (श्री रामशे्वर तलेी) 

 

(क):  लनयोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सजृन करना सरकार की प्राथलमकता रही ह।ै 

तदनुसार, भारत सरकार ने दशे में रोजगार का सृजन करने के ललए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार न े

व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोलवड-19 के प्रलतकूल प्रभाव को कम करने के ललए आत्मलनभचर 

भारत पैकेज की घोषणा की ह।ै इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अलधक का 

राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही ह।ै इस पैकेज में दशे को आत्मलनभचर बनाने तथा रोजगार के अवसर 

सृलजत करन ेके ललए लवलभन्न दीघचकाललक योजनाए/ंकायचक्रम/नीलतया ंशालमल हैं। 

 

आत्मलनभचर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) आत्मलनभचर भारत पैकेज 3.0 के अंग के रूप में 

सामालजक सरुक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हतेु लनयोक्ताओं को प्रोत्सालहत करन े

तथा कोलवड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हालन के प्रलतस्थापन हतेु 1 अकू्तबर, 2020 से प्रारंभ की 

गई ह।ै कमचर्ारी भलवष्य लनलध संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से कायाचलववत की जा रही यह योजना 

लनयोक्ताओं पर लवत्तीय दबाव को कम करती ह ैएवं उवहें और अलधक कामगारों को कायच पर रखने के ललए 

प्रोत्सालहत करती ह।ै लाभार्थचयों के पंजीकरण की अंलतम लतलथ को 30 जनू, 2021 से बढाकर 31 मार्च, 

2022 कर कदया गया ह।ै 28.02.2022 तक 1.33 लाख प्रलतष्ठानों के माध्यम से 50.81 लाख लाभार्थचयों को 

लाभ प्रदान ककया गया ह।ै  

  



 

स्व-रोजगार को सुकर बनाने के ललए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) 

कायाचलववत की जा रही ह।ै पीएमएमवाई के अंतगचत सकू्ष्म/लघु व्यापाररक उद्यमों तथा व्यलक्तयों को अपने 

व्यापाररक कायचकलापों को स्थालपत करने अथवा लवस्तार करने में समथच बनाने के ललए 10 लाख रुपए तक 

का गैर-जमानती ऋण प्रदान ककया जाता ह।ै इस योजना के तहत 04.03.2022 तक 33.91 करोड़ ऋण 

संस्वीकृत ककए गए।  

 

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 कदनों का गरीब कल्याण रोजगार अलभयान (जीकेआरए) शुरू 

ककया था ताकक लबहार, झारखंड, मध्य प्रदशे, ओलडशा, राजस्थान और उत्तर प्रदशे के 6 राज्यों के 116 

र्यलनत लजलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा इसी प्रकार ग्रामीण क्षते्रों के युवाओं सलहत 

प्रभालवत व्यलक्तयों के ललए रोजगार और आजीलवका के अवसरों को बढावा कदया जा सके। इस अलभयान स े

39,293 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ मानव कदवस का रोजगार सृजन हुआ ह।ै 

 

पीएम गलतशलक्त आर्थचक लवकास और सतत लवकास के ललए एक पररवतचनकारी दलृिकोण ह।ै यह 

दलृिकोण सात इंजनों, सड़क, रेलव,े हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन पररवहन, जलमागच और रसद बुलनयादी 

ढांर्े द्वारा संर्ाललत ह।ै यह दलृिकोण स्वच्छ ऊजाच और सबके प्रयास द्वारा संर्ाललत ह ैलजससे सभी के ललए 

रोजगार और उद्यमशीलता के लवशाल अवसर पैदा हों। 

 

सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरर्ना पाइपलाइन पर सतत ध्यान दने े के मद्दनेजर रेलवे, सड़क, शहरी 

पररवहन, लबजली, दरूसंर्ार, कपड़ा और ककफायती आवास पर बल कदया ह।ै बजट 2021-22 द्वारा 1.97 

लाख करोड़ रुपये के पररव्यय के साथ 2021-22 से शुरू होकर 5 वषच की अवलध के ललए उत्पादन-संबंि 

प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाए ंशुरू की गई हैं। इन सभी पहलों स ेगुणक-प्रभावों के माध्यम स ेसामूलहक 

रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवलध में उत्पादन को बढावा दनेा अपेलक्षत ह।ै 

 

भारत सरकार पयाचप्त लनवेश वाली लवलभन्न पररयोजनाओं को प्रोत्सालहत कर रही ह ै लजसमें 

रोजगार सृजन हतेु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रधानमंत्री रोजगार सजृन कायचक्रम 

(पीएमईजीपी), ग्रामीण लवकास मंत्रालय की महात् मा गांधी राष् रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 

(एमजीएनआरईजीएस) एवं पं. दीन दयाल उपाध् याय ग्रामीण कौशल् य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), आवास 

एवं शहरी मामले मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष् रीय शहरी आजीलवका लमशन (डीएवाई-

एनयूएलएम) आकद जैसी योजनाओं पर सावचजलनक व्यय करना शालमल ह।ै 

 

इन पहलों के अलतररक्त, मेक इन इंलडया, लडलजटल इंलडया, स्माटच लसटी लमशन, जीणोिार एवं 

शहरी रूपांतरण हते ुअटल लमशन, सभी के ललए आवास, अवसंरर्ना लवकास तथा औद्योलगक गललयारों 

जैसे सरकार के लवलभन्न फ्लैगशीप कायचक्रम भी रोजगार के अवसर सृलजत करने के प्रलत उवमुख हैं। 

  



 

(ख):  सांलख्यकी और कायचक्रम कायाचववयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वषच 2019-20 के ललए जारी 

वार्षचक आवलधक श्रम बल सवेक्षण (पीएलएफएस) ररपोटच के अनसुार, लपछले तीन वषों के दौरान सामावय 

लस्थलत के आधार पर 15 वषच और उसस े अलधक आयु के व्यलक्तयों का वषच-वार अनुमालनत कामगार 

जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यआूर) नीर्े दी गई ह:ै 

 

वषच 2017-18 2018-19 2019-20 

कामगार जनसंख्या अनुपात 

(डब्ल्यूपीआर) (% में) 
46.8 47.3 50.9 

बेरोजगारी दर (यूआर) (% में) 6.0 5.8 4.8 

स्रोतः एमओएसपीआई 

 

पीएलएफएस ररपोटच इंलगत करती ह ै कक 2017-18 से 2019-20 के दौरान जहां डब्ल्यूपीआर में 

वृलि हुई ह,ै तो वहीं इस अवलध के दौरान बेरोजगारी दर में कमी आई ह।ै 

***** 


